भारत सरकार

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक                 राज्‍य सभा     
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग)       तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *191.
जिसका उत्‍तर सोमवार 5 दिसम्‍बर, 2011 को दिया जाएगा

उपभोक्‍ता न्‍यायालय/मंच स्‍थापित करने हेतु वित्‍तीय सहायता
*191. श्रीमती विप्‍लव ठाकुर:

   क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क): क्‍या सरकार राज्‍य सरकारों को उपभोक्‍ता न्‍यायालय/मंच स्‍थापित करने हेतु कोई वित्‍तीय सहायता प्रदान करती है;
(ख): यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्‍येक वर्ष के दौरान, हिमाचल प्रदेश सहित प्रत्‍येक राज्‍य को इस उद्देश्‍य हेतु आबंटित धनराशि का ब्‍यौरा क्‍या है;
(ग): हिमाचल प्रदेश में इन न्‍यायालयों/मंचों में कितने मामले दर्ज किए गए, कितने मामलों का निपटान किया गया और कितने-‍ि‍कतने मामले लम्बित हैं; और 
(घ): इन मामलों के लम्बित रहने के कारण, यदि कोई हों, क्‍या हैं और इन मामलों के त्‍वरित निपटान हेतु क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?
उत्‍तर
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। 
उपभोक्‍ता न्‍यायालय/मंच स्‍थापित करने हेतु वित्‍तीय सहायता के संबंध में राज्‍य सभा के दिनांक 5 दिसम्‍बर,2011 के तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 191. के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क): जी हां। केंद्र सरकार, उपभोक्‍ता न्‍यायालय/मंच स्‍थापित करने के लिए, राज्‍य सरकारों को वित्‍तीय सहायता प्रदान करती है। 
(ख): इस प्रयोजन के लिए निधियों का राज्‍य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। निधियां, अलग-अलग राज्‍यों से प्राप्‍त प्रस्‍तावों के आधार पर ‘उपभोक्‍ता मंचों का सुदृढ़ीकरण’ स्‍कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार रिलीज की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्‍कीम के तहत रिलीज की गई निधियों के राज्‍य-वार ब्‍यौरे अनुलग्‍नक-I में दिए गए हैं। तथापि, ‘उपभोक्‍ता मंचों का सुदृढ़ीकरण’ की स्‍कीम के तहत सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है। 
(ग): राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्राप्‍त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के उपभोक्‍ता न्‍यायालयों/मंचों में 30.09.2011 तक दायर किए गए, निपटाए गए और लम्बित मामलों की संख्‍या निम्‍नानुसार है:- 
	उपभोक्‍ता मंच
	स्‍थापना काल से
दायर मामले
	स्‍थापना काल से निपटाए गए मामले
	लम्बित मामले

	राज्‍य आयोग
	7416
	6554

	862


	जिला मंच
	54239
	50847

	3392


(घ): लम्बित मामलों में वृद्धि, सामान्‍यत: लम्‍बी अवधि तक अध्‍यक्ष/सदस्‍यों की रिक्तियों को न भरे जाने के कारण उपभोक्‍ता मंचों के निष्क्रिय रहने के फलस्‍वरूप हुई। मामलों के लम्बित होने के अन्‍य कारण - स्‍टाफ की कमी, अपर्याप्‍त आधारभूत-ढांचा, उचित प्रक्रिया को अपनाने में लगातार विलंब तथा बढ़ती हुई उपभोक्‍ता जागरूकता के कारण दायर होने वाले मामलों में वृद्धि है। हिमाचल प्रदेश के मामले में हिमाचल प्रदेश के राज्‍य आयोग के अध्‍यक्ष का पद 4.10.2010 से रिक्‍त है। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय आयोग को दी गई सूचना के अनुसार इस पद को जल्‍दी भर लिए जाने की उम्‍मीद है। मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए सभी राज्‍यों को, जिला मंचों/राज्‍य आयोगों में रिक्‍त पदों को भरने के लिए अनुस्‍मारक भेजे गए हैं। सचिव, उपभोक्‍ता मामले विभाग द्वारा सभी मुख्‍य सचिवों को व्‍यक्तिगत तौर पर पत्र भेजे गए हैं। 
- - - - 
अनुलग्‍नक- I
उपभोक्‍ता न्‍यायालय/मंच स्‍थापित करने हेतु वित्‍तीय सहायता के संबंध में राज्‍य सभा के दिनांक 5 दिसम्‍बर,2011 के तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 191. के भाग (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
उपभोक्‍ता मंचों के सुदृढ़ीकरण की स्‍कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज 
की गई सहायता के राज्‍य-वार ब्‍यौरे
(राशि लाख रुपयों में)
	क्र.सं.
	राज्‍य का नाम
	एस सी एफ स्‍कीम में रिलीज की गई सहायता
	रिलीज की गई कुल राशि

	
	
	2008-09
	2009-10
	2010-11
	2011-12
	

	1
	आंध्र प्रदेश
	210.85
	-
	-
	-
	210.85

	2
	गुजरात
	508.25
	393.33
	455.50
	-
	1357.08

	3
	हरियाणा
	-
	75.00
	-
	-
	75.00

	4
	कर्नाटक
	384.61
	-
	-
	-
	384.61

	5
	केरल
	-
	-
	38.43
	15.00
	53.43

	6
	मेघालय
	-
	29.60
	-
	-
	29.60

	7
	उड़ीसा
	103.50
	-
	-
	-
	103.50

	8
	पंजाब
	-
	55.88
	57.55
	18.75
	132.18

	9
	राजस्‍थान
	-
	146.69
	-
	-
	146.69

	10

	सिक्किम
	-
	-
	20.50
	12.50
	33.00

	11
	त्रिपुरा
	20.85
	-
	46.20
	-
	67.05

	12
	उत्‍तर प्रदेश
	91.81
	-
	227.66
	-
	319.47

	13
	नागालैण्‍ड
	-
	-
	204.00
	260.25
	464.25

	14
	मिजोरम
	-
	-
	7.72
	-
	7.72

	15
	तमिलनाडु
	-
	-
	-
	196.79
	196.79

	
	कुल
	1319.87
	700.50
	1057.56
	503.29
	3581.22


